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जिसका उत्‍तर 26 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए समिति
3516. श्री प्रभात झा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता के साथ लागू किया गया है तथा कार्यक्रम को सफलतापूर्वक शीघ्रता से पूरा करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) 
क्या विशेष समिति सभी हितधारकों के मतों पर विचार करते हुए नियत लक्ष्य के अनुरूप नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्यक्रम को तेजी से पूरा करने की ओर आगे बढ़ रही है; और 
(घ) 
यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (घ) नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्यक्रम को उच्च प्राथिकता पर शुरू किया गया है। सरकार नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्यक्रम को विचार विमर्श से आगे बढ़ा रही है। 
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय, अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा अगस्त, 1980 में तैयार की गई थी जिसका उद्देश्य अंतर बेसिन जल अंतरण के माध्यम से जल संसाधनों का विकास करना है और इसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अंतरित किया जाना है। एनपीपी के तहत, राष्‍ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्‍ल्‍यूडीए) ने साध्‍यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए 30 नदी जोड़ों (प्रायद्वीपीय घटक के तहत 16 और हिमालयी घटक के तहत 14) की पहचान की है। एनडब्ल्यूडीए ने सभी 30 नदी जोड़ों की साध्यता पूर्व रिपोर्टें तैयार कर ली हैं और संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी हैं। सर्वेक्षण और जांच के पश्‍चात् प्रायद्वीपीय घटक के तहत 14 नदी जोड़ों और हिमालयी घटक के तहत 2 जोड़ों की साध्यता रिपोर्टें और तथा 7 नदी जोड़ों (भारतीय हिस्सा) की प्रारूप साध्‍यता रिपोर्टें पूर्ण कर ली गई हैं।
संबंधित राज्‍यों की सहमति के आधार पर केन-बेतवा संपर्क परियोजना, चरण-। और चरण-।।, दमन गंगा-पिंजाल संपर्क परियोजना, पार-तापी-नर्मदा संपर्क परियोजना का कार्य पूरा कर लिया गया है। केबीएलपी चरण–। के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति तथा विविध सांविधिक स्‍वीकृतियां प्राप्‍त कर ली गयी हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केबीएलपी चरण-।। में शामिल परियोजनाओं अर्थात् निचला ओर्र बांध, बीना कॉम्पलेक्स परियोजनाओं और कोठा बैराज की डीपीआर एनडब्ल्यूडीए/मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी कर ली है और केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत कर दी हैं। दमनगंगा-पिंजाल संपर्क परियोजना को भी सांविधिक स्‍वीकृतियों के शर्ताधीन तकनीकी आर्थिक स्‍वीकृति दे दी गयी है। पार-तापी-नर्मदा संपर्क परियोजना की डीपीआर तकनीकी मूल्‍यांकन के लिए केन्‍द्रीय जल आयोग में प्रस्‍तुत कर दी गई है। इसके अतिरिक्‍त, सहमति हेतु मध्‍य प्रदेश और उत्‍तर प्रदेश सरकार को के-बी संपर्क परियोजना के कार्यान्‍वयन के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन भेजा गया है। इसी तरह महाराष्‍ट्र और गुजरात सरकार को उनकी सहमति के लिए दमन गंगा-पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा संपर्क परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन भेजा गया है।
माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने ‘नदियों की नेटवर्किंग’ संबंधी 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्‍या- 668 के साथ-साथ 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्‍या- 512 के संबंध में दिनांक 27.02.2012 के अपने निर्णय के माध्‍यम से नदियों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन के लिए भारत सरकार को जल संसाधन मंत्री की अध्‍यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्देश दिया था।उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देशों के अनुसार दिनांक 23 सितम्‍बर, 2014 के राजपत्र की अधिसूचना के माध्‍यम से केन्‍द्रीय मंत्री (ज.सं, न.वि. और गं.सं.) की अध्‍यक्षता में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन के लिए ‘नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति’ नामक एक समिति का गठन किया था। अब तक नदियों को आपस में जोड़ने समिति की विशेष समिति की 14 बैठकें आयोजित की गई है (अंतिम बैठक नई दिल्‍ली में दिनांक 17.01.2018 को आयोजित की गई थी), जिसमें विभिन्‍न राज्‍यों के सिंचाई/जल संसाधन मंत्रियों तथा सचिवों ने भाग लिया था। नदियों को आपस में जोड़नें संबंधी परियोजनाओं की आयोजना और तैयारी करते समय नदियों को आपस में जोड़नें संबंधी विशेष समिति पणधारियों के सभी सुझावों/टिप्‍पणियों पर विचार करती है। सभी पणधारियों के विचारों पर विचार करने के पश्‍चात् समिति विचारार्थ विषय के अनुसार नदियों को आपस में जोड़ने के उद्देश्‍य को प्राप्‍त करने में तेजी लाने हेतु आगे की कार्यवाही कर रही है। तैयार परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन के लिए वैकल्पिक योजनाओं के विकास और रोड मैप तैयार करने सहित सहमति बनाने के लिए व्‍यापक प्रयास किए गए हैं।
नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन में विभिन्‍न चरण जैसे पीएफआर/एफआर की तैयारी और संबंधित राज्‍यों के बीच सहमति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय से स्‍वीकृति सहित मूल्‍यांकन अभिकरणों से स्‍वीकृति, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजना संबंधी सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी आर्थिक स्‍वीकृति, निवेश स्‍वीकृति और डीपीआर के अनुसार परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित वास्‍तविक निर्माण समय शामिल है। 
संबंधित राज्‍यों की सहमति और अपेक्षित सांविधिक स्‍वीकृतियां प्राप्‍त करने सहित इसकी डीपीआर तैयार करने के पश्‍चात् एक परियोजना के कार्यान्‍वयन का कार्य शुरू किया जाता है। अभी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। 
*****
